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   राज्‍य सभा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

     अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 143


मंगलवार, दिनांक 22 नवम्‍बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक)

को होने वाली  सभा की बैठक के लिए प्रश्‍न।

पेट्रो-उत्‍पादों की खुदरा कीमतों में वृद्धि

143.
श्री मोहन सिंह :

क्‍या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
भारत सरकार के संज्ञान में एक वर्ष में तेल कम्‍पनियों ने पेट्रोल की कीमतों में कितनी बार और कितनी-कितनी वृद्धि की ;
(ख)
क्‍या सरकार सभी पेट्रोलियम उत्‍पादों को नियंत्रण-मुक्‍त करने जा रही है और इनके मूल्‍य निर्धारण को बाजार के भरोसे छोड़ रही है ;
(ग)
यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं ;
(घ्‍ा)
क्‍या निकट भविष्‍य में गैस, डीजल, केरोसिन की कीमतों बढ़ने वाली हैं ; और
(ङ)
यदि हां, तो आम आदमी पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ेगा ?
उत्‍तर 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री आर0पी0एन0 सिंह)
(क) : पेट्रोलियम उत्‍पादों के मूल्‍य निर्धारण की व्‍यवहार्य और वहनीय प्रणाली पर सलाह के लिए डा0 किरीट एस. पारिख की अध्‍यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों के आलोक में, सरकार द्वारा 26.6.2010 से पेट्रोल का मूल्‍य बाजार निर्धारित कर दिया गया है।  इसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतरराष्‍ट्रीय  तेल मूल्‍यों और बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल के मूल्‍य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। 
विगत एक वर्ष के दौरान (दिल्‍ली में) पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्‍य (आरएसपी)  में किए गए संशोधनों के ब्‍यौरे निम्‍नवत् हैं:- 
	दिनांक
	आरएसपी

	वृद्धि/ (कमी)
	कारण 

	
	(रु0 प्रति लीटर)
	

	01.10.2010
	51.83
	-
	1.10.2010 की स्थिति के अनुसार आरएसपी

	17.10.2010 
	52.55
	0.72
	मूल्‍य में वृद्धि

	02.11.2010
	52.59
	0.04
	साइडिंग और शंटिंग प्रभारों में वृद्धि

	09.11.2010 
	52.91
	0.32
	मूल्‍य में वृद्धि 

	16.12.2010 
	55.87
	2.96
	मूल्‍य में वृद्धि 

	15.01.2011 
	58.37
	2.50
	मूल्‍य में वृद्धि 

	15.05.2011 
	63.37
	5.00
	मूल्‍य में वृद्धि 

	01.07.2011
	63.70
	0.33
	साइडिंग और शंटिंग प्रभारों में वृद्धि तथा डीलर कमीशन में वृद्धि 

	16.09.2011
	66.84
	3.14
	मूल्‍य में वृद्धि 

	04.11.2011
	68.64
	1.80
	मूल्‍य में वृद्धि 

	16.11.2011
	66.42
	(2.22)
	मूल्‍यों में कमी

	
	66.42
	
	वर्तमान आरएसपी


(ख) और (ग) : किरीट पारिख समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि डीजल का मूल्‍य बाजार-निर्धारित कर दिया जाए।  सरकार ने दिनांक 25.06.2010 से (सिद्धांत रूप में( यह निर्णय लिया है कि रिफाइनरी द्वार और खुदरा स्‍तर, दोनों पर, डीजल का मूल्‍य बाजार-निर्धारित कर दिया जाएगा। तथापि, सरकार द्वारा डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को आवश्‍यकतानुसार बढ़ाया घटाया जाता है और इनका वर्तमान मूल्‍य अपेक्षित बाजार मूल्‍य से नीचे रखा जाता है, जिसके परिणामस्‍वरूप ओएमसीज को इन संवेदनशील पेट्रोलियम उत्‍पादों की बिक्री पर भारी अल्‍प-वसूलियां झेलनी पड़ रही हैं।  
(घ) और (ड.) : वर्तमान में, सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।
*******
